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उत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश का चौथा कार््यवाहक DGP

चर््चचा मेें क््योों?
हाल ही मेें उत्तर प्रदेश सरकार ने महानिदेशक (कानून एवं व््यवस््थथा) प्रशांत कुमार को कार््यवाहक राज््य पुलिस प्रमुख नियुक्त किया।

मुख््य बिंदु:
z	 प्रशांत कुमार वर््ष 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैैं, जिनके पास कानून एवं व््यवस््थथा और मेरठ ज़ोन के अतिरिक्त पुलिस 

महानिदेशक सहित विभिन्न महत्तत्वपूर््ण पदोों पर तीन दशकोों से अधिक का अनुभव है।
z	 वह DG (कानून व््यवस््थथा) और DG (आर््थथिक अपराध शाखा) का पद भी संभालेेंगे। यदि किसी कारण से राज््य सरकार द्वारा उन््हेें हटाया 

नहीीं जाता है, तो उनके मई 2025 मेें अपनी सेवानिवृत्ति तक कार््यवाहक DGP के रूप मेें बने रहने की संभावना है।
z	 अपराध और माफिया के खिलाफ राज््य सरकार की ज़ीरो टॉलरेेंस नीति को लागू करने के पीछे उन््हेें मुख््य व््यक्ति माना जाता था।

YEIDA का मेडिकल डिवाइस पार््क गामा विकिरण सुविधा का विस््ततार करेगा
चर््चचा मेें क््योों?

यमुना एक््सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ग्रेटर नोएडा मेें मेडिकल डिवाइस पार््क विकसित कर रहा है, जो कैैंसर 
देखभाल के लिये गामा विकिरण सुविधा सहित अत््ययाधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।
मुख््य बिंदु:
z	 इन प्रयासोों मेें पार््क को उन्नत चिकित््ससा उपकरणोों से लैस करना शामिल है जिसमेें कैैंसर देखभाल और रेडियोलॉजी, इमेजिंग तकनीक, 

एनेस््थथेटिक््स, कार््डडियोरेस््पपिरेटरी उपकरण, साथ ही पेसमेकर तथा कॉकलियर इम््पप्ललाांट से जुड़़े उपकरण शामिल हैैं।
z	 ग्रेटर नोएडा मेें जेवर हवाई अड्डे के पास 350 एकड़ के विशाल क्षेत्र मेें फैला मेडिकल डिवाइस पार््क नवाचार का प्रतीक बनने के लिये 

तैयार है।
z	 मेडिकल डिवाइस पार््क मेें प्रयोगशालाएँ और केेंद्र सुविधाएँ होोंगी, जो एक केेंद्रीकृत स््थथान पर विभिन्न प्रकार के परीक्षणोों को सुव््यवस््थथित करेेंगी।

�	इस रणनीतिक दृष्टिकोण का उद्देश््य विनिर््ममाण लागत को कम करना, चिकित््ससा उपकरणोों के उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर 
मेें चिकित््ससा उपकरण विनिर््ममाण के लिये एक मज़बूत पारिस््थथितिकी तंत्र को बढ़़ावा देना है।

z	 इस पहल को उत्प्रेरित करने के लिये, राज््य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार््क के भीतर सामान््य बुनियादी सुविधाओं की स््थथापना के लिये 
एकमुश््त अनुदान सहायता प्रस््ततुत करने वाली एक योजना शुरू की है।

z	 इस पार््क को कैैंसर देखभाल, रेडियोलॉजी, इमेजिंग, एनेस््थथेटिक््स, कार््डडियोरेस््पपिरेटरी सपोर््ट, पेसमेकर और कॉकलियर इम््पप्ललाांट के लिये 
समर््पपित अत््ययाधुनिक उपकरणोों से लैस करने पर ध््ययान केेंद्रित किया गया है।

यमुना एक््सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA)
z	 इसे UP औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के तहत दिल्ली से सटे उनके संबंधित अधिसूचित क्षेत्ररों के व््यवस््थथित विकास के लिये बनाया 

गया है, जो अगर योजनाबद्ध नहीीं होते, तो अनधिकृत शहरी विकास का खतरा होता।
z	 YEIDA द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएँ नोएडा अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिल््म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार््क, लॉजिस््टटिक््स 

पार््क और पर््सनल रैपिड ट््राांज़िट हैैं।
�	YEIDA आवासीय, वाणिज््ययिक, औद्योगिक और मिश्रित भूमि उपयोग उद्देश््योों के लिये भूखंडोों के आवंटन के हेतु विभिन्न योजनाएँ 

भी प्रदान करता है।
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उत्तर प्रदेश सरकार आगामी ग्रीष््म ऋतु के दौरान वनाग््ननि को रोकने के लिये अलर््ट है
चर््चचा मेें क््योों?

आगामी ग्रीष््म ऋतु के दौरान वनाग््ननि को रोकने के लिये एक सक्रिय उपाय मेें, उत्तर प्रदेश सरकार रणनीतिक पहलोों की एक शृृंखला लागू 
कर रही है।
z	 सरकार पहले से ही हाई अलर््ट पर है और आग से बचाव के उपायोों के बारे मेें जन जागरूकता बढ़़ाने के लिये राज््य भर मेें 1 फरवरी से 7 

फरवरी तक 'वन अग््ननि सुरक्षा सप््तताह' चला रही है।

मुख््य बिंदु:
z	 निगरानी और नियंत्रण प्रयासोों को मज़बूत करने के लिये, लखनऊ मेें विभाग प्रमुख एवं प्रधान मुख््य वन संरक्षक के कार््ययालयोों मेें एक समर््पपित 

अग््ननि नियंत्रण कक्ष स््थथापित किया गया है।
�	मुख््य वन संरक्षक (प्रचार) को राज््य मुख््ययालय सेल के लिये नोडल अधिकारी के रूप मेें नामित किया गया है, जो सरकार को अधीनस््थ 

कार््ययालयोों से प्राप््त वनाग््ननि की घटनाओं पर साप््तताहिक रिपोर््टििंग के लिये ज़िम््ममेदार है।
�	संभागीय स््तर पर, सरकार ने चौबीसोों घंटे संचालन सुनिश्चित करने के लिये नियंत्रण कक्ष की स््थथापना अनिवार््य कर दी है।
�	तीन-शिफ््ट कर््मचारियोों की तैनाती के साथ 24/7 संचालन करते हुए, ये नियंत्रण कक्ष विभिन्न श्रेणियोों मेें जानकारी दर््ज करेेंगे, जिससे 

घटना का पता चलने पर त््वरित कार््रवाई सुनिश्चित होगी।
�	वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मुख््य वन संरक्षक को भी प्रासंगिक जानकारी देेंगे।

z	 वनाग््ननि की घटनाओं से संबंधित जानकारी के लिये हेल््पलाइन नंबर स््थथापित किये गए हैैं, सभी ज़िलोों मेें अधिकारियोों, आम जनता और अन््य 
विभागोों के लिये स््थथानीय हेल््पलाइन नंबर उपलब््ध कराए गए हैैं।

z	 सरकार के निगरानी प्रयासोों के सकारात््मक परिणाम मिले हैैं, जिससे पिछले तीन वर्षषों मेें वनाग््ननि की घटनाओं मेें उल्लेखनीय गिरावट आई 
है।

रूस मेें भारतीय दूतावास मेें घुसपैठ करने वाला पाकिस््ततानी गिरफ््ततार
चर््चचा मेें क््योों?

उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस््तते ने मॉस््कको मेें नई दिल्ली के राजनयिक मिशन के सुरक्षा सहायक सतेेंद्र सिवाल को गिरफ््ततार 
किया है।
z	 यह पता चला है कि पाकिस््ततान की सैन््य जासूसी एजेेंसी ने दोनोों देशोों के बीच रक्षा सहयोग सहित रूस के साथ देश के संबंधोों के विषय मेें 

वर्गीकृत जानकारी प्राप््त करने के लिये मास््कको मेें भारतीय दूतावास मेें गुप््त सूचना दी थी।

मुख््य बिंदु:
z	 वह हापुड़ के निवासी थे और विदेश मंत्रालय (MEA) मेें मल््टटीटास््ककििंग स््टटाफ मेें से एक थे, जो वर््ष 2021 से मास््कको मेें भारतीय दूतावास 

मेें सुरक्षा सहायक के रूप मेें तैनात थे।
�	पाकिस््ततान की इंटर-सर््वविसेज इंटेलिजेेंस (ISI) के एजेेंट के रूप मेें उनका एक््सपोज़र भारतीय विदेश सेवा (IFS) के ग्रेड बी अधिकारी 

माधुरी गुप््तता की गिरफ््ततारी के लगभग 14 वर््ष बाद आया था, जो इस््ललामाबाद मेें भारतीय उच्चायोग मेें तैनात थे और जासूसी के लिये 
पड़़ोसी देश की खुफिया एजेेंसी द्वारा इस््ततेमाल किया गया था।

z	 भारत द्वारा यूक्रेन मेें रूस के "विशेष सैन््य अभियानोों" के खिलाफ आवाज़ उठाने से इंकार करने के बाद मॉस््कको के साथ नई दिल्ली के संबंध 
भी संयुक्त राज््य अमेरिका और शेष पश्चिम की जाँच के दायरे मेें हैैं तथा पूर््व सोवियत संघ राष्ट्र के साथ कच्चे तेल व सैन््य हार््डवेयर की 
खरीद जारी रखने के लिये अमेरिकी एवं यूरोपीय प्रतिबंधोों की अवहेलना की।
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z	 नई दिल्ली के एक राजनयिक मिशन मेें ISI गुप््तचर का अंतिम सार््वजनिक प्रदर््शन तब हुआ था जब वर््ष 2008 मेें 26 से 28 नवंबर के बीच 
लश््कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियोों ने मुंबई मेें 26/11 के नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसमेें 166 लोग मारे गए और कई अन््य घायल 
हो गए थे।
�	माधुरी गुप््तता इस््ललामाबाद मेें भारतीय उच्चायोग मेें तैनात थीीं, जब उन््हेें ISI एजेेंटोों ने लालच दिया था, जिन््होोंने उनका इस््ततेमाल पाकिस््ततानी 

राजधानी मेें नई दिल्ली के राजनयिक मिशन से वर्गीकृत जानकारी हासिल करने के लिये किया था।
�	भारत की खुफिया एजेेंसियोों ने उसे जाँच के घेरे मेें ले लिया और यह पुष्टि हो गई कि वह ISI के लिये कार््य कर रही थी। उन््हेें कुछ 

आधिकारिक कार््य के लिये नई दिल्ली बुलाया गया और गिरफ््ततार कर लिया गया। बाद मेें उन््हेें दोषी ठहराया गया और जेल मेें डाल 
दिया गया। वर््ष 2021 मेें उनका निधन हो गया।

यूपी बजट 2024-25: मुख््य बिंदु और प्रमुख घोषणाएँ
चर््चचा मेें क््योों?

5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज््य विधानसभा मेें वित्तीय वर््ष 2024-2025 के लिये बजट पेश किया।

मुख््य बिंदु:
z	 कुल व््यय 7,36,437.71 करोड़ रुपए अनुमानित है।
z	 कुल व््यय मेें से 5,32,655.33 करोड़ रुपए राजस््व खाते के लिये और 2,03,782.38 करोड़ रुपए पूंजी खाते के लिये आवंटित किये गए हैैं।
z	 समेकित निधि की प्राप््ततियोों से कुल व््यय घटाने के बाद बजट मेें 15,103.89 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है।
z	 कृषि क्षेत्र को आगे बढ़़ाने के लिये तीन योजनाएँ:

�	राज््य कृषि विकास योजना मेें 200 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।
�	विश्व बैैंक सहायतित यूपी एग्रीस योजना के लिये 200 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैैं।
�	प्रखंडोों और पंचायतोों मेें स््वचालित मौसम स््टटेशन-स््वचालित वर््षषामापी यंत्र की स््थथापना के लिये 60 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैैं।

z	 निराश्रित महिला पेेंशन योजना के तहत पात्र लाभार््थथियोों को देय राशि 500 रुपए प्रति माह से बढ़़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा 
की गई।
�	वर््ष 2023-2024 की तीसरी तिमाही तक कुल 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को इस योजना से लाभ हुआ है।

z	 महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का लक्षष्य वित्तीय वर््ष 2024-2025 मेें 200 उत््पपादक समूहोों का गठन करके तकनीकी सहायता प्रदान 
करना है।

z	 वर््ष 2023-2024 के लिये राज््य का बजट 6.90 लाख करोड़ रुपए था जिसमेें नई योजनाओं के लिये 32,721 करोड़ रुपए का आवंटन 
शामिल था।

अनुच््छछेद 112
z	 भारतीय संविधान के अनुच््छछेद 112 के अनुसार, एक वर््ष के केेंद्रीय बजट को वार््षषिक वित्तीय विवरण (AFS) कहा जाता है।
z	 यह एक वित्तीय वर््ष मेें सरकार की अनुमानित प्राप््ततियोों और व््यय का विवरण है (जो चालू वर््ष के 1 अप्रैल को शुरू होता है तथा अगले वर््ष 

के 31 मार््च को समाप््त होता है)।

निराश्रित महिला पेेंशन योजना
z	 यह एक राज््य योजना है जिसके तहत 18 वर््ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित या परित््यक्त महिलाओं और विधवाओं को योजना के नियमोों 

मेें निर््धधारित पात्रता मानदंडोों के अनुसार पेेंशन दी जाती है।
z	 योजना का उद्देश््य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने संसाधनोों से अपना भरण-पोषण करने मेें असमर््थ हैैं और उन््हेें 

वित्तीय सहायता की आवश््यकता है।
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उत्तर प्रदेश बजट: नोएडा अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये 1,150 करोड़ रुपय आवंटित
चर््चचा मेें क््योों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर््ष 2024-25 के बजट मेें गौतमबुद्ध नगर मेें आगामी नोएडा अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1,150 करोड़ रुपए 
आवंटित किये हैैं।

मुख््य बिंदु:
z	 यह घोषणा यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज््य विधानसभा मेें वित्तीय वर््ष का बजट पेश करते हुए की।
z	 नोएडा अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास कार््य चल रहा है, जिसे वर््ष 2024 के अंत तक वाणिज््ययिक संचालन के लिये 

खोलने की योजना है।
z	 राज््य मेें हवाई कनेक््टटिविटी बढ़़ाने के लिये केेंद्र की क्षेत्रीय कनेक््टटिविटी योजना (RCS-UDAN) और राज््य सरकार की नागरिक 

उड्डयन प्रोत््ससाहन नीति के तहत पहल की जा रही है।
z	 हवाई कनेक््टटिविटी के लिये अलीगढ, आज़मगढ़, मोरादाबाद, श्रावस््तती और चित्रकूट जैसे चुनिंदा हवाई अड्डडों का विकास किया गया है। 

म््ययोरपुर (सोनभद्र) एवं सरसावा (सहारनपुर) हवाई अड्डडों का विकास कार््य प्रगति पर है।
�	अयोध््यया मेें महर््षषि वाल््ममिकी अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस््ततार के लिये 150 करोड़ रुपए का प्रस््तताव किया गया है।
�	हवाई पट्टियोों के निर््ममाण, विस््ततार और सुदृढ़़ीकरण के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण के लिये 1,100 करोड़ रुपए का प्रस््तताव किया गया 

है।

उड़़े देश का आम नागरिक (उड़ान- UDAN)
z	 इसे वर््ष 2016 मेें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक््टटिविटी योजना (RCS) के रूप मेें लॉन््च किया गया था।
z	 इसे राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP)-2016 की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया और यह योजना 10 वर््ष की अवधि के 

लिये लागू की गई थी।
z	 योजना के तहत व््यवहार््यता अंतर वित्तपोषण आवश््यकताओं को पूरा करने हेतु क्षेत्रीय कनेक््टटिविटी अनुदान (Regional Connectivity 

Fund- RCF) की व््यवस््थथा की गई थी।
�	VGF का अर््थ बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का समर््थन करने के लिये प्रदान किया जाने वाला एकमुश््त या स््थगित अनुदान है जो 

आर््थथिक रूप से उचित है लेकिन वित्तीय व््यवहार््यता से कम है।

लखनऊ को 1500 एकड़ की एयरोसिटी मिलेगी
चर््चचा मेें क््योों?

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा की कि लखनऊ अपनी एयरोसिटी पाने के लिये पूरी तरह तैयार है। हैदराबाद और दिल्ली के 
एयरोसिटीज की तरह, यह उन कॉर्पोरेट नेताओं के लिये पसंद का नया गंतव््य होगा, जिनका राज््य भर मेें कहीीं भी व््यवसाय है।

मुख््य बिंदु:
z	 लखनऊ-कानपुर एक््सप्रेस-वे, जो एयरोसिटी के करीब स््थथित है, का भी चौड़़ीकरण हो रहा है और 104 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड 

भी एयरोसिटी के प्रस््ततावित स््थथान के करीब है।
�	'एयरोसिटी' नाम इस तथ््य पर आधारित है कि वे सामान््यतः हवाई अड्डडों के करीब स््थथित होते हैैं।

z	 यह बताया गया है कि हिंदुजा समूह अपना इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प््ललाांट उस स््थथान पर स््थथापित करने के लिये पूरी तरह तैयार है, जहाँ 
पहले सरोजिनी नगर मेें स््ककूटर इंडिया प््ललाांट मौजूद था।

z	 उत्तर प्रदेश मेें ग्रेटर नोएडा के जेवर मेें बनने वाले नोएडा अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डे मेें 172 एकड़ मेें फैली एक एयरोसिटी भी होगी।
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यूपी मेें 21 हवाई अड्डे होोंगे
चर््चचा मेें क््योों?

विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर ज़ोर देते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख््यमंत्री ने बताया कि यह राज््य 21 हवाई अड्डडों वाला भारत का पहला राज््य 
बनने के लिये तैयार है।
z	 यूपी सरकार ने बजट 2024-25 के तहत जेवर मेें आगामी नोएडा अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये 1,150 करोड़ रुपए आवंटित किये हैैं।

मुख््य बिंदु:
z	 राज््य मेें पिछले 9 वर्षषों मेें विमानन बुनियादी ढाँचे का तेज़ी से विकास हुआ है।

�	वर््ष 2014 मेें यूपी मेें केवल 6 हवाई अड्डे थे और अब राज््य मेें 10 हवाई अड्डे हैैं जिनमेें अयोध््यया मेें नव उद्घाटन महर््षषि वाल््ममिकी 
अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है।

z	 मार््च 2024 तक, यूपी मेें 5 और हवाई अड्डे होोंगे, जिनमेें आज़मगढ़, अलीगढ़, मोरादाबाद, श्रावस््तती तथा चित्रकूट मेें एक-एक हवाई अड्डा 
होगा।

नोट:
नोएडा अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 के अंत तक वाणिज््ययिक परिचालन के लिये खुलने वाला है, जिससे उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र 

राज््य बन जाएगा जहाँ पाँच अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैैं (अन््य चार महर््षषि वाल््ममिकी अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध््यया, कुशीनगर अंतर््रराष्ट्रीय हवाई 
अड्डा, कुशीनगर, चौधरी चरण सिंह अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ और लाल बहादुर शास्त्री अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी हैैं।

यूपी मेें पंचायतोों की राजस््व प्राप््ततियाँ सबसे ज़््ययादा
चर््चचा मेें क््योों?

वित्तीय वर््ष 2022-23 के लिये भारतीय रिज़र््व बैैंक (RBI) द्वारा हाल ही मेें जारी 'पंचायती राज संस््थथानोों का वित्त' शीर््षक से रिपोर््ट भारत 
मेें पंचायती राज संस््थथानोों (PRI) की वित्तीय गतिशीलता पर प्रकाश डालती है।

मुख््य बिंदु:
z	 राज््य राजस््व हिस््ससेदारी और अंतर-राज््य असमानताएँ:

�	अपने-अपने राज््य के राजस््व मेें पंचायतोों की हिस््ससेदारी न््ययूनतम बनी हुई है।
�	उदाहरण के लिये, आंध्र प्रदेश मेें, पंचायतोों की राजस््व प्राप््ततियाँ राज््य के स््वयं के राजस््व का केवल 0.1% है, जबकि उत्तर प्रदेश 

मेें यह 2.5% है, जो राज््योों मेें सबसे अधिक है।
�	प्रति पंचायत अर््जजित औसत राजस््व को लेकर राज््योों मेें व््ययापक भिन्नताएँ हैैं।

�	केरल और पश्चिम बंगाल क्रमशः 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए प्रति पंचायत के औसत राजस््व के साथ सबसे आगे हैैं।
�	असम, बिहार, कर््ननाटक, ओडिशा, सिक्किम और तमिलनाडु मेें प्रति पंचायत राजस््व 30 लाख रुपए से अधिक था।
�	आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिज़ोरम, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज््योों का औसत राजस््व 6 लाख रुपए प्रति पंचायत से काफी कम है।

z	 RBI की सिफारिशेें:
z	 RBI अधिक विकेेंद्रीकरण को बढ़़ावा देने और स््थथानीय नेताओं तथा अधिकारियोों को सशक्त बनाने का सुझाव देता है। यह पंचायती राज 

की वित्तीय स््ववायत्तता और स््थथिरता को बढ़़ाने के उपायोों का समर््थन करता है।

पंचायती राज संस््थथान
z	 73वेें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस््थथाओं (PRI) को संवैधानिक दर््जजा प्रदान किया और एक समान संरचना 

(PRI के तीन स््तर), चुनाव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिये सीटोों का आरक्षण तथा PRI को निधि, कार्ययों 
व पदाधिकारियोों का हस््तताांतरण किया।
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�	पंचायतेें तीन स््तरोों पर कार््य करती हैैं: ग्राम सभा (गाँव या छोटे गाँवोों का समूह), पंचायत समितियाँ (ब््ललॉक परिषद) और ज़िला परिषद 
(ज़िला)।

z	 पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज और पंचायती राज संस््थथाओं से संबंधित सभी मामलोों को देखता है। इसे मई 2004 मेें बनाया गया था।
z	 यूपी मेें पंचायतोों की संख््यया: 59, 062
z	 यूपी मेें ब््ललॉकोों की संख््यया: 826
z	 यूपी मेें ज़िलोों की संख््यया: 75

यूपी के प्रमुख शहरोों का सोलर हब मेें परिवर््तन
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध््यया और वाराणसी के साथ-साथ राज््य के 17 प्रमुख शहरोों को सौर शहरोों के रूप मेें विकसित करने 
की योजना का अनावरण किया है।
मुख््य बिंदु:
z	 उत्तर प्रदेश सरकार अयोध््यया को राज््य की पहली सोलर सिटी के रूप मेें स््थथापित करने का प्रयास कर रही है।

�	वाराणसी मेें बड़़े पैमाने पर सौर संयंत्र के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, जिससे सौर ऊर््जजा क्षेत्र मेें उत्तर प्रदेश की अग्रणी स््थथिति और 
मज़बूत होगी।

z	 अयोध््यया मेें पहले से ही उल्लेखनीय 14 मेगावाट सौर ऊर््जजा का उत््पपादन किया जा रहा है, जबकि अतिरिक्त 40 मेगावाट क्षमता पहले ही 
स््थथापित की जा चुकी है और उत््पपादन जल््द ही शुरू होने वाला है।

z	 अयोध््यया मेें सोलर सिटी परियोजना मेें 2,500 से अधिक सौर-संचालित स्ट्रीट लाइटोों की स््थथापना शामिल है, जो स््थथिरता के प्रति शहर की 
प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
�	उत्तर प्रदेश के CM ने अयोध््यया मेें सोलर बोट का उद्घाटन किया।

z	 अयोध््यया मेें सौर ऊर््जजा से चलने वाली सुविधाएँ जैसे एटीएम और इसके 40 चौराहोों पर लगे सोलर ट्री भी हैैं, जो शहर के नवीकरणीय ऊर््जजा 
समाधानोों को अपनाने का प्रतीक हैैं।

z	 अब केेंद्र वाराणसी है, जहाँ सरकारी भवनोों मेें छत पर सौर संयंत्र स््थथापित करने की योजना है।
�	वाराणसी मेें 25,000 छतोों पर सौर संयंत्ररों की स््थथापना होने की उम््ममीद है, जो इसे सौर नवाचार के प्रतीक के रूप मेें स््थथापित करेगा।

उत्तर प्रदेश मेें 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएँ
चर््चचा मेें क््योों?

ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) 4.0 मेें, उत्तर प्रदेश सरकार 14,000 परियोजनाओं को शामिल करने वाले 10 लाख करोड़ रुपए के समझौता 
ज्ञापन (MoU) की घोषणा करने के लिये तैयार है, जिससे 33.50 लाख रोज़गार के अवसर उत््पन्न होने की उम््ममीद है।
मुख््य बिंदु:
z	 GBC 4.0 के लिये अनुमानित निवेश रोलआउट पिछले तीन ग्राउंडब्रेकिंग समारोहोों मेें लागू किये गए 2.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक 

के संचयी निवेश से पाँच गुना अधिक है।
�	इनमेें से 52% से अधिक परियोजनाएँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेें शुरू की जाएंगी, जिसे पश्चिमांचल क्षेत्र के रूप मेें भी जाना जाता है।
�	पूर््वाांचल क्षेत्र मेें लगभग 29% MoU को लागू किया जाएगा, जिसमेें राज््य के पूर्वी हिस््ससे शामिल हैैं।
�	मध््ययाांचल मेें 14 % और बुन््ददेलखण््ड मेें 5 % MoU लागू होोंगे।

z	 इन MoU पर फरवरी 2023 मेें लखनऊ मेें आयोजित उत्तर प्रदेश ग््ललोबल इन््ववेस््टर््स समिट-2023 मेें हस््तताक्षर किये गये थे।
z	 प्रतिष्ठित उद्योगपतियोों, 500 कंपनियोों के प्रतिनिधियोों, विदेशी निवेशकोों, राजदूतोों, उच्चायुक्ततों और अन््य विशिष्ट अतिथियोों सहित लगभग 

3000 लोग ग्राउंडब्रेकिंग समारोह 4.0 मेें भाग लेेंगे।
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पिछला ग्राउंडब्रेकिंग समारोह
z	 राज््य मेें तीन ग्राउंडब्रेकिंग समारोह पहले ही हो चुके हैैं, जिससे 2.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है।
z	 पहला यूपी इन््ववेस््टर््स समिट फरवरी 2018 मेें आयोजित किया गया था जिसमेें 4.28 लाख करोड़ रुपए के 1045 MoU पर हस््तताक्षर किये 

गए थे।
z	 पहला ग्राउंडब्रेकिंग समारोह जुलाई 2018 मेें हुआ, उसके बाद दूसरा जुलाई 2019 मेें हुआ, जिसके परिणामस््वरूप क्रमशः 61,792 करोड़ 

रुपए के निवेश के साथ 81 परियोजनाएँ और 67,202 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 290 परियोजनाएँ सफलतापुर््वक लॉन््च हुईं।

उत्तर प्रदेश ने एस््ककेलेटर विधेयक और लोकायुक्त संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश लिफ््ट और एस््ककेलेटर विधेयक, 2024 तथा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त 
(संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया।
मुख््य बिंदु:
z	 विधेयक के कानून बनने के बाद ऊर््जजा विभाग की मंज़ूरी के बिना लिफ््ट और एस््ककेलेटर नहीीं लगाए जा सकेेंगे।

�	मरम््मत न कराने और मानकोों की अनदेखी करने पर मालिक या संबंधित संस््थथा पर ज़ुर््ममाना लगाया जाएगा।
�	विधेयक मेें प्रावधान किया गया है कि सार््वजनिक स््थथानोों पर लिफ््ट और एस््ककेलेटर लगाने के लिये पंजीकरण अनिवार््य होगा।
�	इनका प्रत््ययेक पाँच वर््ष मेें नवीनीकरण कराना होगा, सालाना परीक्षण कराना होगा और इसके लिये 1500 रुपए शुल््क जमा करना होगा।

z	 उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 के तहत लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त का कार््यकाल आठ वर््ष से 
घटाकर पाँच वर््ष कर दिया गया और अधिकतम आयु 70 वर््ष कर दी गई है।

z	 महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज््योों मेें लिफ््ट लगाने के लिये अपने कानून हैैं लेकिन उत्तर प्रदेश मेें इसके लिये ऐसा 
कोई प्रावधान नहीीं था।
�	इसके लागू होने से न सिर््फ दुर््घटनाओं पर अंकुश लगेगा बल््ककि व््यवस््थथा भी मज़बूत होगी।

लोकायुक्त
z	 लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल है, जिसे भारत की प्रत््ययेक राज््य सरकारोों के माध््यम से और उसके लिये निष््पपादित किया जाता है।
z	 यह एक भ्रष्टाचार विरोधी व््यवस््थथा है। किसी राज््य मेें लोकायुक्त व््यवस््थथा का उद्देश््य लोक सेवकोों के विरुद्ध शिकायतोों, आरोपोों की जाँच 

करना है।

उत्तर प्रदेश मेें निवेश मेें उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव
चर््चचा मेें क््योों?

भारत के प्रधानमंत्री 19 से 21 फरवरी, 2024 तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (IGP) मेें आयोजित होने वाले ग्राउंडब्रेकिंग समारोह 
मेें 10.11 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर लाने के लिये "भूमि पूजन" करेेंगे।
मुख््य बिंदु:
z	 इन परियोजनाओं मेें गैर-नवीकरणीय ऊर््जजा, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और फिल््म सिटी जैसे विभिन्न क्षेत्ररों मेें 14,000 से अधिक 

इकाइयाँ शामिल हैैं।
z	 यह 29 जुलाई, 2018 को लखनऊ मेें आयोजित पहले ग्राउंडब्रेकिंग समारोह मेें 60,000 करोड़ रुपए से अब 10.11 लाख करोड़ रुपए तक 

एक बड़ा निवेश होने जा रहा है।
z	 राज््य सरकार ने आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस (AI) पर एक प्रदर््शनी भी तैयार की है, जिसमेें स््वविट््ज़रलैैंड के ईटीएच ज््ययूरिख विश्वविद्यालय 

की एक टीम शामिल है।
z	 फिल््म सिटी परियोजना, जो 1,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 230 एकड़ से अधिक भूमि मेें स््थथापित की जाएगी, राज््य मेें सबसे 

आकर््षक निवेशोों मेें से एक है।
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UPDIC रक्षा उत््पपादन मेें भारत को 'आत््मनिर््भर' बनाना
चर््चचा मेें क््योों?

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (UPDIC) 24,510.60 करोड़ रुपए के निवेश को आकर््षषित कर रहा है और इसका लक्षष्य 41,667 
रोज़गार के अवसर उत््पन्न करना है।

मुख््य बिंदु:
z	 ब्रह्मोस एयरोस््पपेस, टाटा टेक्नोलॉजीज़ और अदानी डिफेेंस सिस््टम््स जैसी प्रमुख कंपनियोों ने कॉरिडोर मेें निवेश का प्रस््तताव दिया है।
z	 UPDIC महत्तत्वपूर््ण प्रगति करते हुए, बड़़े निवेश को आकर््षषित कर रहा है और रक्षा व एयरोस््पपेस क्षेत्र मेें भारत को 'आत््मनिर््भर' बनाने के 

लिये प्रतिबद्धता प्रदर््शशित कर रहा है।
z	 3585.85 करोड़ रुपए की 34 निवेश परियोजनाएँ आगामी ग्राउंडब्रेकिंग समारोह मेें शामिल होने के लिये तैयार हैैं।

�	ये परियोजनाएँ रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़, झाँसी, कानपुर और लखनऊ नोड््स मेें फैली हुई हैैं तथा 8,530 से अधिक रोज़गार 
के अवसर उत््पन्न करेेंगी।

z	 यूपी सरकार निवेशकोों के लिये अनुकूल माहौल बनाते हुए सभी नोड््स मेें बुनियादी ढाँचे के विकास मेें निवेश कर रही है।
�	आईआईटी कानपुर और आईआईटी (BHU) वाराणसी को अनुसंधान करने तथा महत्तत्वपूर््ण अनुसंधान एवं विकास अंतराल को भरने 

के लिये उत््ककृष्टता केेंद्र के रूप मेें नामित किया गया है।
z	 UPDIC राज््य को रक्षा और एयरोस््पपेस विनिर््ममाण के एक प्रमुख केेंद्र मेें बदल रहा है, जो भारत की आत््मनिर््भरता तथा आर््थथिक विकास 

मेें योगदान दे रहा है।
�	इसने अनुकूलित ऋण प्रस््ततुत करने और रक्षा एवं एयरोस््पपेस क्षेत्र मेें MSME व स््टटार््ट-अप की विशिष्ट ज़रूरतोों को पूरा करने के लिये 

वित्तीय संस््थथानोों के साथ सहयोग किया है।

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (UPDIC)
z	 यह एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश््य भारतीय एयरोस््पपेस और रक्षा क्षेत्र पर विदेशी निर््भरता को कम करना है। इसका उद्घाटन 

वर््ष 2018 मेें हुआ था।
z	 उत्तर प्रदेश एक््सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) को विभिन्न अन््य राज््य एजेेंसियोों के साथ मिलकर इस परियोजना 

को निष््पपादित करने के लिये नोडल एजेेंसी बनाया गया था।

उत्तर प्रदेश का मेगा निवेश अभियान
चर््चचा मेें क््योों?

उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ मेें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC@IV) के चौथे संस््करण की मेज़बानी करने वाली है, जिसका उद्देश््य 10 
लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस््ततावोों को लागू करना है।

मुख््य बिंदु:
z	 उत्तर प्रदेश राज््य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) इस समारोह मेें 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि के 15% प्रस््ततावोों को शुरू 

करने हेतु तैयार है।
z	 इन मेगा परियोजनाओं मेें शामिल हैैं:
z	 चंदौली मेें एकीकृत टाउनशिप: 333 एकड़ को कवर करने वाली 7,000 करोड़ रुपए की एकीकृत टाउनशिप का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेेंद्र 

मोदी GBC@IV के दौरान करेेंगे।
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z	 चंदौली मेें वर््ल््ड ट्रेड सेेंटर विकास: वर््ल््ड ट्रेड सेेंटर नोएडा डेवलपमेेंट कंपनी द्वारा एकीकृत टाउनशिप और मॉल के विकास से चंदौली मेें 
12,000 अतिरिक्त रोज़गार के अवसर उत््पन्न होोंगे।

z	 विनिर््ममाण उद्यम: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल््स, एपेक््स वेलफेयर ट्रस््ट और अनीता डिस््टटिलरी की परियोजनाएँ सामूहिक रूप से औद्योगिक सामान 
उत््पपादन, स््ववास््थ््य सेवा तथा जैव ईंधन उत््पपादन जैसे क्षेत्ररों मेें हज़ारोों लोगोों के लिये रोज़गार के अवसर उत््पन्न करेेंगी।

z	 इन परियोजनाओं के कार््ययान््वयन से चंदौली, ललितपुर, बस््तती, एटा, बुलंदशहर, अमेठी, मोरादाबाद और झाँसी सहित कई ज़िलोों मेें आर््थथिक 
वृद्धि तथा विकास को गति मिलने की उम््ममीद है।

z	 नियोजित निवेश 45 ज़िलोों मेें 3,500 से अधिक इकाइयाँ बनाने के लिये तैयार है, जो रोज़गार सृजन और आर््थथिक सशक्तीकरण मेें महत्तत्वपूर््ण 
योगदान देगा।

z	 निवेश के इस विशाल प्रवाह से उत्तर प्रदेश की आर््थथिक शक्ति को बढ़़ावा मिलने और भारत के समग्र सकल घरेलू उत््पपाद (GDP) की 
वृद्धि मेें योगदान मिलने की उम््ममीद है।

पिछला ग्राउंडब्रेकिंग समारोह
z	 राज््य मेें तीन अभूतपूर््व समारोह पहले ही हो चुके हैैं, जिससे ₹2.10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आया है।
z	 पहला यूपी इन््ववेस््टर््स समिट फरवरी 2018 मेें आयोजित किया गया था जिसमेें 4.28 लाख करोड़ रुपए के 1045 MOU पर हस््तताक्षर किये 

गए थे।
z	 पहला ग्राउंडब्रेकिंग समारोह जुलाई 2018 मेें हुआ, उसके बाद दूसरा जुलाई 2019 मेें हुआ, जिसके परिणामस््वरूप क्रमशः ₹61,792 करोड़ 

के निवेश के साथ 81 परियोजनाएँ और ₹67,202 करोड़ के निवेश के साथ लगभग 290 परियोजनाएँ सफल लॉन््च हुईं।

हरित उद्योग आधार

चर््चचा मेें क््योों?
राज््य सरकार 19 फरवरी, 2024 को होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मेें उत्तर प्रदेश को 'हरित उद्योग आधार' वाले राज््य के रूप मेें स््थथापित 

करेगी।

मुख््य बिंदु:
z	 उद्योग विभाग नए खिलाड़़ियोों को आकर््षषित करने के लिये अपने सौर, जैव ईंधन, पंप स््टटोरेज और EV बैटरी पारिस््थथितिकी तंत्र को प्रोजेक््ट 

करेगा।
�	अधिकारियोों के मुताबिक, यूपी की सौर ऊर््जजा उत््पपादन क्षमता 22.38 गीगावाट (GW) थी जो कई राज््योों की तुलना मेें काफी अधिक 

है।
�	राज््य एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर लेकर आ रहा है जिसमेें सौर ऊर््जजा के उपयोग के लिये लगभग 1,54,000 हेक््टटेयर भूमि बैैंक है। सरकार 

ने 3,600 मेगावाट की क्षमता वाले छह सौर पार्ककों को स््ववीकृति दी है।
z	 भारत मेें कुल ईवी का 25% यूपी मेें उपयोग किया जाता है। राज््य ने पहले ही 450 से अधिक सक्रिय चार््जििंग स््टटेशनोों का एक नेटवर््क 

विकसित कर लिया है, जबकि अन््य 100 से अधिक पाइपलाइन मेें हैैं और एक््सप्रेस-वे, सार््वजनिक स््थथानोों एवं इमारतोों के किनारे पहले से 
ही पहचाने गए स््थथान हैैं।
�	सात माल ढुलाई स््ममार््ट शहरोों के लिये ईवी योजना की कवायद चल रही है।

z	 यूपी ने सोनभद्र, मिर््ज़़ापुर और चंदौली मेें 13,250 मेगावाट की संचयी क्षमता वाली आठ परियोजनाओं को स््ववीकृति दे दी है।
z	 यह ध््ययान मेें रखते हुए कि यूपी अकेले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत लक्षष्य का 1/5 हिस््ससा उपभोग कर सकता है, राज््य संपीड़़ित 

बायोगैस संयंत्र, बायोडीज़ल/इथेनॉल उत््पपादन संयंत्र स््थथापित करने के लिये एकल खिड़की अनुमोदन लेकर आया है।
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प्रधानमंत्री कल््ककि धाम मंदिर की नीींव रखेेंगे
चर््चचा मेें क््योों?

प्रधानमंत्री संभल ज़िले मेें श्री कल््ककि धाम मंदिर का शिलान््ययास करेेंगे।
मुख््य बिंदु:
z	 मंदिर का निर््ममाण श्री कल््ककि धाम निर््ममाण ट्रस््ट द्वारा किया जा रहा है।
z	 उद्घाटन कार््यक्रम मेें कई संत, धार््ममिक नेता और अन््य गणमान््य व््यक्ति शामिल होोंगे।
z	 उत्तर प्रदेश ग््ललोबल इन््ववेस््टर््स समिट 2023 (UPGIS 2023) के दौरान प्राप््त निवेश प्रस््ततावोों के चौथे ग्राउंडब्रेकिंग समारोह मेें प्रधानमंत्री 

पूरे उत्तर प्रदेश मेें 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेेंगे।
�	ये परियोजनाएँ विनिर््ममाण, नवीकरणीय ऊर््जजा, सूचना प्रौद्योगिकी और इससे संबंधित सेवाओं, खाद्य प्रसंस््करण, आवास तथा रियल एस््टटेट, 

आतिथ््य एवं मनोरंजन, शिक्षा जैसे क्षेत्ररों से संबंधित हैैं।

पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर प्रदेश मेें बारिश की संभावना
चर््चचा मेें क््योों?

भारती मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आने वाले दिनोों मेें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस््सोों मेें हल््ककी से मध््यम 
बारिश, तूफान तथा ओलावृष्टि साथ ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र मेें तीव्र बर््फबारी होने की संभावना है।
मुख््य बिंदु:
z	 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर-पश्चिम भारत के कई क्षेत्ररों मेें अलग-अलग मौसम की स््थथिति देखी जाने की उम््ममीद है।
z	 पश्चिमी विक्षोभ के कारण सामान््य मौसम प्रारूप मेें महत्तत्वपूर््ण बदलाव होने की उम््ममीद है तथा समुदायोों को इन परिवर््तनोों के लिये तैयार रहने 

की सलाह दी जाती है।
�	अधिकारियोों से सार््वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये किसी भी आवश््यक उपाय हेतु तैयार रहने का आग्रह किया गया है।

पश्चिमी विक्षोभ:
z	 पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती तूफानोों की एक शृृंखला है जो भूमध््यसागरीय क्षेत्र मेें उत््पन्न होते हैैं, ये 9,000 किमी. से अधिक की दूरी तय 

करके भारत मेें पहुुँचते हैैं। यह उत्तर-पश्चिम भारत मेें शीत ऋतु मेें वर््षषा के लिये उत्तरदायी है।
�	पश्चिमी विक्षोभ भूमध््य सागर, काला सागर और कैस््पपियन सागर से आर्दद्रता एकत्र करता है तथा पश्चिमी हिमालय पर््वत से टकराने से 

पहले ईरान एवं अफगानिस््ततान के ऊपर से गुज़रता है।
z	 जबकि तूफान प्रणाली पूरे वर््ष मेें मौजूद होती है, वे मुख््य रूप से दिसंबर और अप्रैल के बीच भारत को प्रभावित करते हैैं क््योोंकि 

उपोष््णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम का प्रक्षेपवक्र शीत ऋतु के महीनोों के दौरान हिमालय क्षेत्र मेें स््थथानांतरित हो जाता है।
�	जेट स्ट्रीम हिमालय के ऊपर से पूरे वर््ष तिब््बत के पठार और चीन की ओर प्रवाहित होती है। इसका प्रक्षेपवक्र सूर््य की स््थथिति से प्रभावित 

होता है।
z	 भारत के लिये महत्तत्व:

�	पश्चिमी विक्षोभ हिमपात का प्राथमिक स्रोत है जो शीत ऋतु के दौरान हिमालय के ग््ललेशियरोों मेें वृद्धि करता है।
�	ये ग््ललेशियर गंगा, सिंधु और यमुना जैसी प्रमुख हिमालयी नदियोों के साथ-साथ असंख््य पर््वतीय झरनोों और नदियोों का पोषण करते 

हैैं।
�	ये कम दबाव वाली तूफान प्रणालियाँ भारत मेें किसानोों को रबी फसल उगाने मेें मदद करती हैैं।

z	 समस््ययाएँ:
�	पश्चिमी विक्षोभ हमेशा अच््छछे मौसम के अग्रदूत नहीीं होते हैैं। कभी-कभी पश्चिमी विक्षोभ बाढ़, फ््ललैश फ््लड, भूस््खलन, धूल भरी आँधी, 

ओलावृष्टि और शीतलहर जैसी चरम मौसम की घटनाओं का कारण बन सकते हैैं, बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर सकते हैैं, साथ ही जीवन 
तथा आजीविका को प्रभावित कर सकते हैैं।
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भारत मौसम विज्ञान विभाग
z	 IMD की स््थथापना वर््ष 1875 मेें हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयोों से संबंधित सभी 

मामलोों मेें प्रमुख सरकारी एजेेंसी है।
z	 यह भारत सरकार के पृथ््ववी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेेंसी के रूप मेें कार््य करती है।
z	 इसका मुख््ययालय नई दिल्ली मेें है।
z	 IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केेंद्ररों मेें से एक है।

उत्तर प्रदेश ने ESMA लागू किया
चर््चचा मेें क््योों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने छह महीने की अवधि के लिये सभी राज््य सरकार के विभागोों, निगमोों और प्राधिकरणोों मेें सरकारी कर््मचारियोों द्वारा 
हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश््यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA), 1968 लागू किया।
z	 यह निर््णय विभिन्न यूनियन संगठनोों द्वारा आहूत किसानोों की हड़ताल के दौरान आया।
मुख््य बिंदु:
z	 उत्तर प्रदेश आवश््यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (यूपी अधिनियम संख््यया 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के तहत, राज््य 

सरकार ने छह महीने की अवधि के लिये हड़ताल पर रोक लगा दी है।
z	 अधिनियम पुलिस को प्रावधानोों का उल्लंघन करने वाले कर््मचारियोों को बिना वारंट के गिरफ््ततार करने की शक्ति देता है और एक वर््ष तक 

की कैद या गैरकानूनी हड़ताल के लिये उकसाने वाले व््यक्ति को ₹1,000 तक का ज़ुर््ममाना या दोनोों का ज़ुर््ममाना लगा सकता है।
z	 इस अधिनियम के तहत पुलिस को उन कर््मचारियोों को गिरफ््ततार करने का अधिकार दिया गया है, जो बिना वारंट के प्रावधानोों का उल्लंघन 

कर रहे हैैं और एक अवधि के लिये कारावास की सज़ा दे सकते हैैं, जो एक वर््ष तक हो सकता है या एक ज़ुर््ममाना जो 1,000 रुपए तक बढ़़ा 
सकता है या दोनोों किसी भी व््यक्ति को जो अधिनियम के तहत अवैध था।

z	 अतीत मेें, यूपी सरकार ने कोविड-19 महामारी के के दौरान और फिर मई 2021 मेें छह महीने के लिये हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था।

आवश््यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968
z	 इसे वर््ष 1968 मेें कुछ सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये अधिनियमित किया गया था, जिनके बाधित होने पर लोगोों का सामान््य 

जीवन प्रभावित होगा।
z	 यह भारत के संविधान की 7वीीं अनुसूची की समवर्ती सूची मेें सूची संख््यया 33 के तहत भारत की संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है।
z	 इस श्रेणी के अंतर््गत आने वाली सेवाएँ हैैं:

�	सार््वजनिक संरक्षण, स््वच््छता, जल आपूर््तति, अस््पताल या राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित सेवाएँ आवश््यक हैैं।
�	पेट्रोलियम, कोयला, विद्युत, इस््पपात या उर््वरक के उत््पपादन या वितरण मेें शामिल किसी भी प्रतिष्ठान को भी आवश््यक सेवाएँ प्रदान करने 

के रूप मेें वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, बैैंकिंग से संबंधित कोई भी सेवा ESMA के अधीन हो सकती है।
�	यह कानून संचार और परिवहन सेवाओं तथा खाद्यान्न के अधिग्रहण एवं वितरण से संबंधित किसी भी सरकारी पहल पर भी लागू होता है।

यूपी को वर््ष 2000-17 की तुलना मेें 2019-23 मेें चार गुना अधिक FDI प्राप््त हुआ
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें उत्तर प्रदेश के मुख््यमंत्री ने 'यूपी: भारत मेें विदेशी निवेश के लिये एक उभरता हुआ गंतव््य' सम््ममेलन का उद्घाटन किया।
मुख््य बिंदु:
z	 सम््ममेलन के दौरान सीएम ने बताया कि वर््ष 2000-2017 की तुलना मेें वर््ष 2019-23 मेें यूपी को चार गुना ज़््ययादा प्रत््यक्ष विदेशी निवेश 

(FDI) मिला।
�	आधिकारिक बयान के मुताबिक, राज््य सरकार प्रधानमंत्री द्वारा यूपी के लिये निर््धधारित लक्षष्ययों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी।
�	पिछले 6-7 वर्षषों मेें राज््य की छवि बदली है। सात वर््ष पहले यूपी देश का बीमारू (BIMARU) राज््य हुआ करता था।

z	 सीएम के मुताबिक बढ़़ा हुआ निवेश बेहतर कानून व््यवस््थथा का नतीजा है।
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बीमारू (BIMARU)
z	 यह बिहार, मध््य प्रदेश, राजस््थथान और उत्तर प्रदेश का संक्षिप््त रूप है, जो उन राज््योों का समूह है जो ऐतिहासिक रूप से आर््थथिक तथा 

सामाजिक संकेतकोों मेें पिछड़़े हुए हैैं।
z	 इन राज््योों की विशेषता उच्च स््तर की गरीबी, कम साक्षरता दर और खराब बुनियादी ढाँचा है।
z	 ऐसे कई कारक हैैं जिन््होोंने इसमेें योगदान दिया है, जिनमेें शामिल हैैं:

�	निवेश की कमी: इन राज््योों को ऐतिहासिक रूप से भारत के अन््य राज््योों की तुलना मेें केेंद्र सरकार से कम निवेश प्राप््त हुआ है। इससे 
बुनियादी ढाँचे के विकास मेें कमी आई है, जिससे इन राज््योों मेें व््यवसायोों का संचालन करना मुश््ककिल हो गया है।

�	खराब शासन: बीमारू राज््य भी खराब शासन से त्रस््त हैैं। इसके परिणामस््वरूप भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पारदर््शशिता की कमी हुई 
है। इससे इन राज््योों मेें व््यवसायोों के लिये कार््य करना मुश््ककिल हो गया है तथा निवेश भी हतोत््ससाहित हुआ है।

�	उच्च जनसंख््यया वृद्धि: बीमारू राज््योों ने भी उच्च जनसंख््यया वृद्धि दर का अनुभव किया है। इससे संसाधनोों पर दबाव पड़़ा है और इन राज््योों 
की सरकारोों के लिये अपने नागरिकोों को बुनियादी सेवाएँ प्रदान करना मुश््ककिल हो गया है।
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आगरा के जामा मस््जजिद मेट्रो स््टटेशन का नाम बदला गया

चर््चचा मेें क््योों?
उत्तर प्रदेश मेट्रो ने आगरा के जामा मस््जजिद स््टटेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है।

मुख््य बिंदु:
z	 प्राथमिकता गलियारे पर मेट्रो सेवा का उद्घाटन 25 से 28 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी द्वारा किये जाने की उम््ममीद है।
z	 जामा मस््जजिद स््टटेशन, ताज महल से जामा मस््जजिद तक छह स््टटेशनोों के प्राथमिकता गलियारे पर तीसरा और अंतिम भूमिगत मेट्रो स््टटेशन था।
z	 पौराणिक कथाओं के अनुसार, मनकामेश्वर मंदिर की स््थथापना स््वयं भगवान शिव ने द्वापर युग मेें की थी, जब वे भगवान कृष््ण के बाल रूप 

के दर््शन के लिये मथुरा आए थे। कैलाश से मथुरा जाते समय शिव इस स््थथान पर रुके थे और उन््होोंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि वे कृष््ण को 
अपनी बाहोों मेें पकड़ने मेें सक्षम होोंगे तो वे एक शिवलिंग स््थथापित करेेंगे।

उत्तर प्रदेश मेें किसानोों की मांगोों पर विचार करने हेतु समिति का गठन

चर््चचा मेें क््योों?
हाल ही मेें उत्तर प्रदेश के मुख््यमंत्री ने राज््य के किसानोों की शिकायतोों पर विचार करने के लिये तीन सदस््ययीय समिति का गठन किया, 

जिनकी भूमि विकास उद्देश््योों के लिये नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक््सप्रेस-वे क्षेत्ररों मेें अधिग्रहित की गई थी।

मुख््य बिंदु:
z	 नोएडा और ग्रेटर नोएडा गाँवोों के किसान पिछले दो महीनोों से 64.7 प्रतिशत बढ़़े हुए भूमि मुआवज़े, अपने परिवारोों के लिये बेहतर पुनर््ववास 

सुविधाओं, वाणिज््ययिक उद्देश््योों के लिये आवासीय भूखंडोों का उपयोग करने की अनुमति, अपने बच्चचों के लिये नौकरी तथा बेहतर स््ववास््थ््य 
सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर््शन कर रहे हैैं।

z	 समिति आवश््यक कदम उठाने के लिये किसानोों और अन््य हितधारकोों के साथ भी चर््चचा करेगी।नोएडा और ग्रेटर नोएडा के CEOs किसानोों 
के मुद्ददों को संबोधित करने मेें इस समिति का समर््थन करेेंगे। समिति तीन महीने मेें राज््य सरकार को अपनी रिपोर््ट सौौंपेगी।

उत्तर प्रदेश विकास परियोजनाओं के लिये CSR फंड का उपयोग करेगा

चर््चचा मेें क््योों?
उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक-आर््थथिक विकास के लिये राज््य के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित््व (CSR) भंडार को बढ़़ाने के लिये 

कॉर्पोरेट््स की ओर रुख करेगी।

मुख््य बिंदु:
z	 उत्तर प्रदेश उन शीर््ष पाँच राज््योों मेें से एक है जो कंपनियोों से CSR फंड का अधिकांश हिस््ससा हैैं। अन््य मेें महाराष्ट्र, कर््ननाटक, गुजरात और 

तमिलनाडु शामिल हैैं।
z	 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 कुछ कंपनियोों को पिछले तीन वित्तीय वर्षषों से अपने औसत मुनाफे का 2% CSR गतिविधियोों के 

लिये आवंटित करने का आदेश देती है।
z	 राज््य ने CSR फंड के माध््यम से बड़़े पैमाने पर निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियोों के योगदान को भी स््ववीकार किया है।

�	वर््ष 2014-15 मेें, यूपी को केवल 148 करोड़ रुपए मिले जो वर््ष 2017-18 मेें बढ़कर 435 करोड़ रुपए हो गए। वर््ष 2021-22 मेें, यूपी 
मेें 1,321 करोड़ रुपए का CSR खर््च हुआ जो वर््ष 2022-23 मेें बढ़कर लगभग 1,500 करोड़ रुपए हो गया।
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कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित््व (CSR)
z	 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित््व की अवधारणा मेें यह दृष्टिकोण निहित है कि कंपनियोों को पर््ययावरण एवं सामाजिक कल््ययाण पर उनके 

प्रभावोों का आकलन करना चाहिये और ज़िम््ममेदारी लेनी चाहिये, साथ ही सकारात््मक सामाजिक तथा पर््ययावरणीय परिवर््तन को बढ़़ावा देना 
चाहिये।

z	 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित््व के चार मुख््य प्रकार हैैं:
�	पर््ययावरणीय उत्तरदायित््व
�	नैतिक उत्तरदायित््व
�	परोपकारी उत्तरदायित््व
�	आर््थथिक उत्तरदायित््व

z	 कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर््गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित््व प्रावधान उन कंपनियोों पर लागू होते हैैं जिनका वार््षषिक कारोबार 1,000 
करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है या जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है या उनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए एवं 
उससे अधिक है।
�	इस अधिनियम मेें कंपनियोों द्वारा एक CSR समिति गठित करना आवश््यक है जो निदेशक मंडल को एक कॉर्पोरेट सामाजिक 

उत्तरदायित््व नीति की सिफारिश करेगी और समय-समय पर उसकी निगरानी भी करेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013
z	 भारतीय कंपनी अधिनियम संसद का एक अधिनियम है जिसे वर््ष 1956 मेें अधिनियमित किया गया था। यह कंपनियोों को पंजीकरण द्वारा 

गठित करने मेें सक्षम बनाता है, कंपनियोों, उनके कार््यकारी निदेशक और सचिवोों की ज़िम््ममेदारियोों को निर््धधारित करता है।
z	 वर््ष 2013 मेें सरकार ने भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 मेें संशोधन किया और एक नया अधिनियम जोड़़ा जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम, 

2013 कहा गया।
�	कंपनी अधिनियम, 1956 को आंशिक रूप से भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा प्रतिस््थथापित किया गया था।
�	यह एक अधिनियम बन गया और अंततः यह सितंबर 2013 मेें लागू हुआ।

z	 वर््ष 2020 मेें भारत की संसद ने कंपनी अधिनियम मेें और संशोधन करने तथा विभिन्न अपराधोों को कम करने के साथ-साथ देश मेें व््ययापार 
करने मेें सुगमता को बढ़़ावा देने के लिये कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया।

z	 प्रस््ततावित परिवर््तनोों मेें कुछ अपराधोों के लिये दंड मेें कमी के साथ-साथ अधिकारोों के मुद्ददों के संदर््भ मेें समय-सीमा, कॉर्पोरेट सामाजिक 
ज़िम््ममेदारी (CSR) अनुपालन आवश््यकताओं मेें छूट और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय

z	 याधिकरण (NCLAT) मेें अलग बेेंच की स््थथापना भी शामिल है

उत्तर प्रदेश मेें जल््द ही 21 हवाई अड्डे होोंगे
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें उत्तर प्रदेश के मुख््यमंत्री ने घोषणा की कि विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर ज़ोर देते हुए यूपी 21 हवाई अड्डडों वाला भारत का 
पहला राज््य बनने के लिये तैयार है।

मुख््य बिंदु:
z	 केेंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार, राज््य मेें पिछले 9 वर्षषों मेें विमानन बुनियादी ढाँचे का तेज़ी से विकास हुआ है।

�	वर््ष 2014 मेें उत्तर प्रदेश मेें केवल 6 हवाई अड्डे थे और अब राज््य मेें 10 हवाई अड्डे हैैं जिनमेें अयोध््यया मेें नव उद्घाटन हवाई अड्डा 
भी शामिल है।

�	यूपी मेें 5 और हवाई अड्डे होोंगे, इनमेें आज़मगढ़, अलीगढ, मोरादाबाद, श्रावस््तती तथा चित्रकूट मेें एक-एक हवाई अड्डा होगा।
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z	 राज््य के बजट 2024-25 के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर ज़िले के जेवर मेें आगामी नोएडा अंतर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये 
1,150 करोड़ रुपए आवंटित किये।

z	 प्रस््ततावित धनराशि भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक््टटिविटी योजना (RCS-UDAN) और उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन संवर््धन नीति के 
उद्देश््योों के अनुरूप है।

क्षेत्रीय कनेक््टटिविटी योजना (RCS-UDAN)
z	 यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक््टटिविटी बढ़़ाने के लिये शुरू की गई थी।
z	 यह राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का एक हिस््ससा है।
z	 यह योजना 10 वर््ष की अवधि के लिये लागू है।
z	 उद्देश््य:

�	भारत के सुदूर और क्षेत्रीय क्षेत्ररों मेें हवाई कनेक््टटिविटी मेें सुधार करना।
�	दूरस््थ क्षेत्ररों का विकास और व््ययापार एवं वाणिज््य तथा पर््यटन विस््ततार को बढ़़ाना।
�	आम लोगोों को सस््तती दरोों पर हवाई यात्रा की सुविधा उपलब््ध कराना।
�	विमानन क्षेत्र मेें रोज़गार सृजन।

उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन प्रोत््ससाहन नीति
z	 उत्तर प्रदेश की नागरिक उड्डयन प्रोत््ससाहन नीति वर््ष 2017 मेें शुरू की गई थी।
z	 इसका इरादा राज््य मेें इस क्षेत्र के विकास के लिये आवश््यक दिशा प्रदान करना है।
z	 प्रोत््ससाहन प्रदान करके RCS के तहत नए मार्गगों के विकास के माध््यम से हवाई कनेक््टटिविटी मेें सुधार करना और यूपी के गैर-RCS हवाई 

अड्डडों की इंटर-कनेक््टटिविटी की सुविधा प्रदान करना।
z	 एयर कार्गो हब और पूर््तति केेंद्ररों के विकास का समर््थन करके यूपी मेें कृषि-निर््ययात, अन््य खराब होने वाले सामान, विनिर््ममाण तथा ई-कॉमर््स 

व््यवसायोों को बढ़़ावा देना।
z	 राज््य मेें रखरखाव, मरम््मत और ओवरहाल (MRO) सुविधाओं के विकास को सुविधाजनक बनाना।

F  F  F  F


